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भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में थोड़ी नरमी आई है, जो अकू्टबर में
14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% से घटकर नवंबर 2024 में 5.5% हो गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के
कारण है, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी उच्च बनी हुई है। यह खबर बढ़ते आर्थिक दबावो,ं विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओ ंपर, और
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समायोजन के बारे में चल रही चर्चाओ ंको भी उजागर करती है।

खाद्य पदार्थों की कीमतो ंमें कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी
खाद्य पदार्थों की कीमतो ंके रुझान: समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ राहत मिली, सब्जियो ंकी कीमतो ंमें उले्लखनीय कमी (42.2%
से घटकर 30% रह गई) और खाद्यान्नो ंकी कीमतो ंमें 28 महीनो ंमें सबसे धीमी गति से वृद्धि हुई।
दालें और तेल की कीमतें: उच्च मुद्रास्फीति की लंबी अवधि के बाद दालो ंकी कीमतो ंमें 5% से कुछ अधिक की गिरावट देखी गई,
लेकिन खाद्य तेल की कीमतो ंमें 13.3% की तीव्र वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक मूल्य वृद्धि और घरेलू नीति परिवर्तनो ंके कारण हुई।
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ग्रामीण  मुद्रास्फीति  प्रभाव:  कुछ  खाद्य  पदार्थों  म ें कुछ  राहत  के
बावजूद, ग्रामीण उपभोक्ताओ ंको लगभग 6% मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिसमें उच्च खाद्य कीमतो ंने शहरी उपभोक्ताओं
की तुलना में उनकी क्रय शक्ति को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया।

विनिर्माण और सेवाओ ंपर मुद्रास्फीति का प्रभाव
व्यवसायो ंपर लागत दबाव:  विनिर्माण और सेवा के्षत्रो ंने लागत दबाव में वृद्धि की सूचना दी,  जिससे फर्मों को 12 वर्षों में सबसे
अधिक गति से कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मुद्रास्फीति पर सरकार की प्रतिक्रिया: जबकि सरकार का मानना है कि खाद्य मूल्य अस्थिरता को मौद्रिक नीति निर्धारित नही ंकरनी
चाहिए, लेकिन उसे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के व्यापक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिताओ ंका सामना करना पड़ रहा है। 
RBI  के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान पर प्रभाव:  RBI  ने अकू्टबर-दिसंबर अवधि के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को  4.8%  से
बढ़ाकर 5.7% कर दिया, जिससे उम्मीद है कि मुद्रास्फीति 2025 के मध्य तक 4% के अपने लक्ष्य से ऊपर रहेगी। 

ब्याज दर में कटौती और राजकोषीय उपायो ंपर बहस 
ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें : फरवरी की RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें  बढ़
रही हैं, हालांकि नवीनतम डेटा से पता चलता है कि मुद्रास्फीति और कम हो सकती है और विकास थोड़ा बढ़ सकता है , जिससे इस
तरह के कदम की आवश्यकता कम हो जाती है। 
राजकोषीय विवेक और विकास समर्थन: सरकार को उम्मीद हो सकती है कि 2025-26 के लिए उसका बजट, जिसे फरवरी की
MPC बैठक से पहले पेश किया जाएगा, राजकोषीय अनुशासन का प्रदर्शन करेगा और जीवन-यापन की लागत को कम करने के
उपायो ंका प्रस्ताव करेगा, जिससे दरो ंमें कटौती का मामला मजबूत होगा। 
मौद्रिक नीति पर विचार-विमर्श: ब्याज दरो ंमें कटौती के दबाव के बावजूद, आरबीआई का सतर्क  रुख यह संकेत देता है कि कोई
भी निर्णय आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के रुझानो ंके बारे में चिताओ ंके साथ संतुलित होगा, जिनके आने वाले महीनो ंमें कम
होने की उम्मीद है।

UPSC Mains ractice Question
प्रश्न: भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न के्षत्रो ंपर इसके प्रभाव का आकलन करें। इन प्रवृत्तियो ंके
मदे्दनजर  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  को  मौद्रिक  नीति  समायोजन  के  लिए  किस  तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए? (150
words/10m) 

Page 04 :  GS 3 : Disaster & Disaster Management 
लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का एक महत्वपूर्ण अद्यतन है।
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विधेयक का उदे्दश्य संस्थागत सुधारो  ंको शुरू करके और विभिन्न
प्रशासनिक स्तरो ंपर भूमिकाओ ंको स्पष्ट करके पूरे भारत में आपदा तैयारी और प्रबंधन को बढ़ाना है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान:
आपदा प्रबंधन को परिभाषित करता है:

o आपदा प्रबंधन में आपदा जोखिम नू्यनीकरण शामिल है - व्यवस्थित प्रयास के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने का
अभ्यास।

o इसके माध्यम से आपदा के कारणात्मक तथ्यो ंका विशे्लषण और प्रबंधन किया जाता है –

 खतरे के प्रति जोखिम को कम करना;
 लोगो,ं संपत्ति, बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनो ंकी कम भेद्यता; और
 प्रतिकूल घटनाओ ंके प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए बेहतर तैयारी, लचीलापन और क्षमता।
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o राष्ट्र ीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस: डेटाबेस में शामिल होगें -
 आपदा मूल्यांकन,
 निधि आवंटन विवरण,
 व्यय,
 तैयारी और शमन योजना,
 जोखिम के प्रकार और गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर, आदि।

यूडीएमए का गठन:  विधेयक में दिल्ली और चंडीगढ़ के कें द्र शासित प्रदेशो ंको छोड़कर राज्य की राजधानियो ंऔर नगर निगमों
वाले बडे़ शहरो ंके लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) का प्रावधान है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ): यह राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ के गठन का प्रावधान करता है।
राष्ट्र ीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सशक्त बनाता है: देश में आपदा जोखिमो ंकी पूरी शंृ्रखला का समय-समय पर
जायजा लेना, जिसमें उभरते आपदा जोखिम भी शामिल हैं।
एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणो ं(एसडीएमए) को सशक्त बनाता है: राष्ट्र ीय और राज्य कार्यकारी समितियो ंद्वारा
पहले बनाई गई योजनाओ ंके बजाय क्रमशः राष्ट्र ीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करना।
कुछ संगठनो ंको वैधानिक दर्जा  प्रदान करता है:  विधेयक राष्ट्र ीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च-स्तरीय समिति जैसे कुछ पूर्व-
अधिनियम संगठनो ंको वैधानिक दर्जा भी प्रदान करता है।
कें द्र और राज्य सरकारो ंको सशक्त बनाता है: किसी व्यक्ति को आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई करने या
कोई कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश देना और ₹10,000 से अधिक का जुर्माना लगाना।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 का औचित्य/महत्व:
15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें:  विकास योजनाओ ंमें आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम
2005 में संशोधन करने की आवश्यकता थी।
अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाता है: आपदा प्रबंधन के के्षत्र में काम करने वाले अधिकारियो ंऔर समितियो ंकी भूमिकाओ ंमें।
यह हाल ही में वायनाड त्रासदी के संदर्भ में प्रासंगिक है।
एक परिवर्तनकारी कदम: आपदा जोखिम नू्यनीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए राष्ट्र  की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में।
एक व्यापक, कें द्रीकृत आपदा डेटाबेस:
o राष्ट्र ीय और राज्य दोनो ंस्तरो ंपर आपदाओ ंके लिए तैयार होने, उनका जवाब देने और उनसे उबरने की उनकी क्षमता में सुधार
करके महत्वपूर्ण रूप से लचीले समुदायो ंका निर्माण करेगा।
o यह अधिक कुशल संसाधन आवंटन, हितधारको ंके बीच बेहतर समन्वय और संकटो ंके दौरान समय पर, सूचित निर्णय लेने की
सुविधा प्रदान करेगा।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 की विपक्ष की आलोचना:
संघवाद पर चिताएँ: विधेयक राज्यो ंके अधिकारो ंको कमजोर करता है और आपदा प्रबंधन को राज्य से कें द्रीय विषय में स्थानांतरित
करता है। यह विधेयक संविधान में निहित सहकारी संघवाद के सिद्धांतो ंका उलं्लघन करता है।
न्यायसंगत अधिकार के रूप में राहत:  कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के रूप में आपदा राहत की अनुपस्थिति का
हवाला चक्रवात मिचांग के बाद तमिलनाडु द्वारा सहायता प्राप्त करने के संघर्ष से दिया जाता है।
नौकरशाही ओवरलैप: एनडीएमए के माध्यम से कें द्र को दी गई व्यापक शक्तियाँ और कई प्राधिकरणो ंके गठन के परिणामस्वरूप
नौकरशाही संघर्ष की संभावना हो सकती है।
सरकार का स्पष्टीकरण: विधेयक को समवर्ती सूची में प्रविष्टि 23 (“सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजित बेरोजगारी”)
के तहत पेश किया जा रहा था और यह विधेयक 2013 में एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद आया था।

निष्कर्ष:
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“आपदा किसी एक पार्टी, व्यक्ति या के्षत्र के लिए नही ंहोती - यह पूरे
देश को प्रभावित करती है।”
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में बहुत जरूरी बदलाव प्रसु्तत करता है।
जैसे-जैसे प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं, इस कानून की सफलता इसके कार्यान्वयन और कें द्र और राज्यो ंके बीच सहकारी
सहयोग पर निर्भर करेगी।

UPSC Mains Practice Question
प्रश्न: आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधानो ंका विशे्लषण करें  और चर्चा करें  कि वे आपदाओ ंके प्रति भारत
की तैयारी और प्रतिक्रिया को कैसे बढ़ाते हैं। (250 Words /15 marks)
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कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट  किए गए इस प्रकोप ने, जिसने अब तक 400 से अधिक लोगो ंकी
जान ले ली है और जिसे अभी तक वर्गीकृत नही ंकिया गया है, चिताएं पैदा कर दी हैं कि यह रोग एक्स का एक उदाहरण हो सकता है।

रोग X क्या है?
परिभाषा: रोग X एक काल्पनिक शब्द है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में एक अज्ञात रोगज़नक़ को दर्शाने के लिए
गढ़ा था जो संभावित रूप से वैश्विक महामारी या सर्वव्यापी महामारी का कारण बन सकता है।
संकल्पनात्मक उत्पत्ति:  यह शब्द इबोला महामारी  (2014-2016)  के बाद अप्रत्याशित संक्रामक रोगो ंके खिलाफ़ तैयारियो ंकी
ज़रूरत पर ज़ोर देने के लिए बनाया गया था।
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रोग X की प्रकृति:  यह "ज्ञात अज्ञात" (ऐसे ख़तरे जिनके बारे में हम
जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नही ंसमझते हैं) और "अज्ञात अज्ञात" (ऐसे ख़तरे जिनके बारे में हम अभी तक नही ंजानते हैं) दोनो ंके
लिए एक पे्लसहोल्डर के रूप में कार्य करता है। यह उनकी विशेषताओ ंको निर्दिष्ट किए बिना भविष्य की महामारियो ंकी संभावना
को स्वीकार करता है।
संभावित रोगजनक:  रोग  X  वायरस,  बैक्टीरिया,  परजीवी,  कवक,  कृमि या प्रियन सहित विभिन्न स्रोतो  ंसे उत्पन्न हो सकता है।
ऐतिहासिक डेटा इंगित करता है कि लगभग 70% उभरते संक्रामक रोगो ंकी उत्पत्ति जूनोटिक है, जिसका अर्थ है कि वे जानवरो ंसे
मनुष्यो ंमें संचारित होते हैं।
उभरते रोग पैटर्न: नई बीमारियो ंका उभरना अक्सर वनो ंकी कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियो ंके कारण होने वाले
पारिस्थितिक व्यवधानो ंसे जुड़ा होता है, जो मनुष्यो ंऔर वन्यजीवो ंके बीच संपर्क  बढ़ाते हैं।

रोग एक्स के लिए तैयार रहना क्यो ंमहत्वपूर्ण है?
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा:  वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रोग एक्स के लिए तैयारी करना आवश्यक है। नए
रोगजनको ंके उभरने से व्यापक बीमारी और मृतु्य दर हो सकती है, जैसा कि COVID-19 ने प्रदर्शित किया है।
प्रकोपो ंकी अप्रत्याशित प्रकृति: संक्रामक रोगो ंके अप्रत्याशित उभरने के लिए मजबूत निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की
आवश्यकता होती है। तैयार रहने से अप्रत्याशित खतरो ंके प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
प्रकोपो  ंकी बढ़ती आवृत्ति:  पर्यावरणीय परिवर्तनो,ं  शहरीकरण और वन्यजीवो ंके आवासो ंपर मानव अतिक्रमण के कारण 20 वी ं
सदी के मध्य से नए प्रकोपो ंकी आवृत्ति में उले्लखनीय वृद्धि हुई है।
आर्थिक प्रभाव: महामारी के विनाशकारी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे व्यापार, यात्रा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बाधित हो
सकती है। तैयारी इन प्रभावो ंको कम करने में मदद कर सकती है।

इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? (आगे की राह)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति: अनुसंधान, जीनोमिक अनुक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश
से उभरती बीमारियो ंका शीघ्र पता लगाने और उनका जवाब देने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है।
अंतर्राष्ट्र ीय सहयोग: प्रकोप के प्रभावी जवाब के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। WHO की प्राथमिकता वाले रोगजनको ंकी सूची
और प्रस्तावित महामारी संधि जैसी पहलो ंका उदे्दश्य स्वास्थ्य आपात स्थितियो ंके लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
संसाधनो ंतक समान पहँुच: सभी देशो ंमें निदान, उपचार और टीको ंतक समान पहँुच सुनिश्चित करना प्रभावी महामारी प्रतिक्रिया के
लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशो ंमें।

UPSC Mains PYQ : 2020
प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। हालाँकि, संकट पर विजय पाने के लिए तकनीकी प्रगति का
आसानी से लाभ उठाया जा रहा है। महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिए किस प्रकार तकनीक की मदद ली गई,  इसका
विवरण दीजिए। (250 Words /15 marks)
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2015 में,  बीजिग का वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 144 था,  जो कि 2024 में दिल्ली के वर्तमान औसत 155 के बराबर है। हालाँकि,
बीजिग ने अपने प्रदूषण के स्तर में एक तिहाई की कमी हासिल की है, जिसमें सबसे उले्लखनीय गिरावट 2013 और 2017 के बीच हुई है।
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दिल्ली के संदर्भ में बीजिग की चर्चा क्यो?ं

बीजिग और दिल्ली के बीच तुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनो ंही उभरती अर्थव्यवस्थाओ ंकी राजधानी हैं और वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौतियो ंका
सामना कर रहे हैं।
समान प्रदूषण स्तर: 2015 में, बीजिग का औसत AQI 144 था, जो 2024 के लिए दिल्ली के वर्तमान औसत 155 के बराबर है। यह समानता
दिल्ली में सुधार की संभावना को उजागर करती है, क्योंकि बीजिग ने तब से अपने प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है।
प्रदूषण के सामान्य स्रोत:  दोनो ंशहरो ंमें वाहनो ंसे निकलने वाले उत्सर्जन,  कोयले के दहन और औद्योगिक गतिविधियो ंसहित समान स्रोतो ंसे
उच्च प्रदूषण होता है। दोनो ंमामलो ंमें वायु गुणवत्ता के मुद्दो ंमें के्षत्रीय योगदान भी महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियो ंके महीनो ंके दौरान।
सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता: जिस तरह बीजिग को प्रदूषण से निपटने के लिए अपने के्षत्र में समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, उसी तरह
दिल्ली को अपने वायु गुणवत्ता संकट को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए पड़ोसी के्षत्रो ंको सामूहिक रणनीति में शामिल करना चाहिए।

बीजिग ने क्या किया और उसने इसे कैसे हासिल किया?

चरणबद्ध और रणनीतिक योजना: स्थानीय सरकार की स्वायत्तता और जन भागीदारी के साथ तीन चरणो ं(1998-2017) में 20 वर्षीय प्रदूषण
विरोधी कार्यक्रम को लागू किया गया, ताकि क्रमिक और सतत प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
o 1998-2008: प्रारंभिक आधारभूत कार्य।
o 2009-2012: विनियमन को मजबूत करना।
o 2013-2017: आक्रामक उपायो ंको "वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध" कहा गया।
ऊर्जा के्षत्र में बदलाव: बिजली संयंत्रो ंका नवीनीकरण करके, कोयला बॉयलरो ंको हटाकर और आवासीय कोयला हीटिग को बदलकर कोयले से
स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित किया गया, जिससे प्रमुख उत्सर्जन में कमी आई।
परिवहन सुधार:  सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को उन्नत किया गया,  वाहनो ंमें उत्सर्जन नियंत्रण शुरू किया गया और सब्सिडी के साथ
प्रदूषणकारी वाहनो ंको चरणबद्ध तरीके से हटाया गया, जिससे परिवहन-आधारित प्रदूषको ंमें कमी आई।
के्षत्रीय सहयोग और निवेश: समन्वित प्रदूषण नियंत्रण के लिए पांच पड़ोसी प्रांतो ंके साथ भागीदारी की गई और लक्षित उपायो ंको प्रभावी ढंग से
लागू करने के लिए वित्तीय निवेश में छह गुना वृद्धि की गई।
वित्तीय निवेश: चार वर्षों में निवेश में छह गुना वृद्धि ने इन पहलो ंका समर्थन किया, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचना सुधार और नियामक प्रवर्तन
संभव हुआ।
इन प्रयासो ंके परिणामस्वरूप,  सल्फर डाइऑक्साइड और  PM2.5  जैसे प्रमुख प्रदूषको ंमें उले्लखनीय कमी देखी गई  (उदाहरण के लिए,
2013-2017 के बीच PM2.5 में 59% की कमी आई)।

बीजिग के अनुभव से दिल्ली क्या सीख सकती है?

एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: निजी वाहनो ंपर निर्भरता कम करने के लिए एक कुशल बस-मेट्र ो प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। बस
बेडे़ को अपगे्रड करना और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाना सार्वजनिक परिवहन पहंुच में काफी सुधार कर सकता है।
ऊर्जा  संक्रमण:  बीजिग के कोयले से दूर जाने के समान,  दिल्ली को कोयले से चलने वाले संयंत्रो ंपर निर्भरता कम करते हुए सौर ऊर्जा  जैसे
नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पो ंको बढ़ावा देकर अपने ऊर्जा स्रोतो ंमें विविधता लानी चाहिए।
के्षत्रीय समन्वय: प्रदूषण नियंत्रण प्रयासो ंको शहर की सीमाओ ंसे आगे बढ़ाकर पड़ोसी के्षत्रो ंको शामिल करना चाहिए, जिससे बीजिग की के्षत्रीय
पहलो ंके समान सहयोग को बढ़ावा मिले।
स्वच्छ वायु के लिए सार्वजनिक वकालत:  सरकार से जवाबदेही की मांग करने में नागरिको  ंकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक
परिवर्तनो ंको लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण कर सकता है।
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राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थिरता:  वायु प्रदूषण को संबोधित करने के
लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक कार्य  योजना की आवश्यकता होती है,  न कि ऐसे तदर्थ  उपायो ंकी जो मूल कारणो ंसे
निपटने में विफल होते हैं।

आगे की राह:

नीति कार्यान्वयन और के्षत्रीय सहयोग को मजबूत करना:  के्षत्रीय प्रदूषण स्रोतो ंको प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए दिल्ली और उसके
पड़ोसी राज्यो ंको शामिल करते हुए समन्वित प्रयासो ंके साथ एक व्यापक, दीर्घकालिक प्रदूषण नियंत्रण नीति तैयार करना और उसे लागू करना।
स्थायी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना:  जवाबदेही और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ हवा के लिए
सार्वजनिक भागीदारी और वकालत को बढ़ावा देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित सार्वजनिक परिवहन और शहरी नियोजन में निवेश करना।

UPSC Mains PYQ : 2015

प्रश्न: मंुबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बडे़ शहर हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या अन्य दो शहरो ंकी तुलना में कही ंअधिक
गंभीर है। ऐसा क्यो ंहै?
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In News : Willow Chip
हाल ही में, गूगल ने क्वांटम कंपू्यटिग में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, जब उसने 'विलो' नामक अपनी अगली पीढ़ी की चिप का
अनावरण किया।

विलो चिप के बारे में:
यह Google द्वारा विकसित एक नई अत्याधुनिक क्वांटम कंपू्यटिग चिप है।
चिप के घटको ंमें सिगल और टू-कू्यबिट गेट, कू्यबिट रीसेट और रीडआउट शामिल हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर
और एकीकृत किया गया है कि किसी भी दो घटको ंके बीच कोई अंतराल न हो क्योंकि इससे सिस्टम के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ सकता है।
यह केवल पाँच मिनट में एक जटिल गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था - एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंपू्यटरो ंको ब्रह्मांड
के इतिहास से भी अधिक समय लेगा।
इसने पाँच मिनट से कम समय में एक मानक बेंचमार्क  गणना की,  जो आज के सबसे तेज़ सुपरकंपू्यटरो  ंमें से एक को  10
सेप्टिलियन (यानी, 1025) साल लगेंगे।
यह सुपरकंडक्टिग ट्र ांसमोन कू्यबिट का उपयोग करके संचालित होता है - बहुत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने
वाले छोटे विद्य त सर्कि ट। इन सर्कि टो ंको क्वांटम अवस्था में कृत्रिम परमाणुओ ंकी तरह काम करने के लिए इंजीनियर किया गया
है।

क्वांटम चिप क्या है?
क्वांटम चिप एक विशेष प्रकार की कंपू्यटर चिप है जिसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतो ंका उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया
है, जो परमाणुओ ंजैसे बहुत छोटे कणो ंका विज्ञान है।
-जबकि नियमित चिप्स सूचना को संसाधित करने के लिए 'बिट्स' (0 या  1)  का उपयोग करते हैं,  क्वांटम चिप्स 'कू्यबिट्स'  का
उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 0 या 1 या दोनो ंहो सकते हैं। 
यह अनूठी क्षमता क्वांटम चिप्स को पारंपरिक कंपू्यटरो ंकी तुलना में जटिल गणनाओ ंको बहुत तेज़ी से संभालने की अनुमति देती
है।
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GS Paper 02 : भारतीय राजनीति 
PYQ : (UPSC CSE (M) GS-2 2020)  भारत में स्थानीय संस्थाओ ंकी ताकत और संधारण उनके ‘कार्य,
कार्यकर्ता  और निधि’ के प्रारंभिक चरण से ‘कार्यक्षमता’ के समकालीन चरण में स्थानांतरित हो गया है। हाल के
समय में स्थानीय संस्थाओ ंद्वारा उनकी कार्यक्षमता के संदर्भ  में सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण  चुनौतियो ंपर
प्रकाश डालें। (250 Words /15 marks)
UPSC Mains Practice Question: शहरी स्थानीय निकाय चुनाव भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की
आधारशिला हैं। शहरी शासन को मजबूत करने में उनकी भूमिका और उनके सामने आने वाली चुनौतियो ंपर चर्चा
करें । (250 words, 15 marks) 
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संदर्भ:

एक साथ चुनाव कराने पर चल रही बहस, जिसे आमतौर पर एक राष्ट्र  एक चुनाव (ONOE) के रूप में जाना जाता है,
स्थानीय लोकतंत्र के एक बुनियादी पहलू को उजागर करने का एक मूल्यवान अवसर प्रसु्तत करता है:  शहरी स्थानीय
सरकारो ं(ULG) के लिए चुनाव की आवश्यकता।
शहरी स्थानीय सरकार के चुनावो ंका क्या महत्व है?
विकेन्द्रीकृत शासन: ULG विकें द्रीकृत स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक कामकाज के लिए
मौलिक है।
सेवा वितरण: ULG पानी, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन जैसी आवश्यक नागरिक सेवाएँ प्रदान करने
के लिए ज़िमे्मदार हैं, जो नागरिको ंके जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती हैं।
स्थानीय लोकतंत्र: ULG के नियमित चुनाव लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करते हैं, जिससे नागरिक स्थानीय स्तर पर शासन
प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और स्थानीय प्रतिनिधियो ंको जवाबदेह बना सकते हैं।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: ULG  शहरी विकास,  आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण  भूमिका
निभाते हैं। चंूकि शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद के एक महत्वपूर्ण हिसे्स के लिए जिमे्मदार हैं, इसलिए अच्छी तरह से
शासित स्थानीय निकाय राष्ट्र ीय समृद्धि में योगदान करते हैं।
शहरी स्थानीय चुनावो ंमें मतदाता मतदान आम तौर पर कम क्यो ंहोता है? जागरूकता की कमी: स्थानीय चुनावो ंके बारे
में मतदाता जागरूकता अक्सर राज्य या राष्ट्र ीय चुनावो ंकी तुलना में कम होती है, जिससे भागीदारी कम होती है। माना
जाने वाला प्रभाव: कई मतदाताओ ंको लगता है कि शहरी स्थानीय चुनावो ंका प्रभाव राज्य या राष्ट्र ीय चुनावो ंकी तुलना में
कम महत्वपूर्ण  है,  जिसके परिणामस्वरूप मतदाता उदासीन हो जाते हैं। राजनीतिक अलगाव:  कई मामलो ंमें,  शहरी
निवासी स्थानीय शासन से अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, खासकर जब स्थानीय मुद्दो ंको तत्काल नही ंमाना जाता है
या जब राजनीतिक अभियान उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नही ंकरते हैं। समय और शेडू्यलिग मुदे्द: यूएलजी के चुनाव
अलग-अलग समय पर हो सकते हैं या अन्य चुनावो ंके साथ समन्वयित नही ंहो सकते हैं , जिससे भ्रम और अलगाव हो
सकता है। मतदाता थकान:  विभिन्न स्तरो ंपर लगातार चुनाव मतदाता थकान में योगदान दे सकते हैं ,  जिससे स्थानीय
चुनावो ंमें भागीदारी दर कम हो सकती है। शहरी स्थानीय सरकारो ंकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन से सुधार
आवश्यक हैं?  राज्य चुनाव आयोगो  ं(एसईसी)  को सशक्त बनाना:  समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्हें
स्वायत्तता और संसाधन देकर एसईसी को मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान में, कई एसईसी के पास वार्ड  परिसीमन
को प्रभावी ढंग से करने का अधिकार नही  ं है,  जिससे चुनाव में देरी  होती है। नियमित चुनाव:  यह सुनिश्चित करना
महत्वपूर्ण है कि यूएलजी हर पांच साल में नियमित चुनाव आयोजित करें । स्थानीय निकाय चुनावो ंको राज्य और राष्ट्र ीय
चुनावो ंके साथ समन्वयित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशो ंको स्वीकार
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करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। शक्तियो ंका
विकें द्रीकरण: 74 वें संविधान संशोधन का उदे्दश्य यूएलजी को शक्तियो ंका विकें द्रीकरण करना था; हालाँकि, वास्तविक
कार्यान्वयन असंगत रहा है। सार्वजनिक भागीदारी: निर्णय लेने की प्रक्रियाओ ंमें अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी
को प्रोत्साहित करने से यूएलजी के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढे़गी। इसे सामुदायिक जुड़ाव पहल और भागीदारी
बजट प्रक्रियाओ ंके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आगे का रास्ता: संस्थागत क्षमता और स्वायत्तता को मजबूत
करना: समय पर और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगो ं(एसईसी) को आवश्यक अधिकार और
संसाधनो ंसे सशक्त बनाना। सार्वजनिक जुड़ाव और जवाबदेही को बढ़ावा देना: सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी बजट और
शासन में पारदर्शिता जैसी पहलो ंके माध्यम से सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इससे नागरिको ंकी
आवश्यकताओ ंके प्रति यूएलजी की प्रतिक्रिया में सुधार आएगा तथा स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।


